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HARYANA GOVT GAZ ., OCT . 23 , 1984 ( KRTK. 1 , 1906 SAKA) 


[ PART I 


- 


. 


सं . मो..वि ./ रोहतक 183-84/ 33585.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की गये है कि म. अजय उद्योग प्रा . लि ., बहादुरगढ़ 
( रोहतक ) के श्रमिक श्री सन्त 

राम तथा उनके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 
और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है : 

इसलिए, अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम ,: 19.17, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इम के द्वारा नरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम / 70/ 3257 3, दिनांक 6 नवम्बर , 
1978 के साथ मठित सरकारी अधिसूचना सं. 36 - ए.ओ.(ई ) श्रम -70/1348, दिनांक ,8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम को 
धारा "7 के अधीन गठित श्रम न्यायालयं , रोहतक को विवादग्रस्ने या उसमे सुमंगन या उममे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेत. निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत गा सम्बन्धित 
मामला है : 

क्या श्री सन्तः रोम की मेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 


-- 


11 


H 


4Me 


सं . प्रो.वि. रोहतक/ 183-84/ 33592..- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि म . अजय उद्योग प्रा . लि ., बहादुरगढ़ 
( रोहतक ) के श्रमिक श्री विजय वहादुर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा, के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 964 1-1 -श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864-ए.प्रो.( ई ) श्रम -70 /1348 दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक वो विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेत निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 


. 


क्या श्री विजय बहादुर की सेवाओं का समापन 

समापन 

न्यायोचित तया कोक है ? तो वह किरा राहत का हकदार है ? 
सं . पो.वि./ रोहतक 1.83-84/ 33599.-~-चूंकि हरियाणा के गज्यपाल की गये है कि मै. अजय उद्योग प्रा. लि. बहादुरगढ़ 
( रोहतक ) के श्रमिक श्री राम भौर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


-- 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुपे हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिमूचना सं. 9611-1 -श्रम/ 70/ 3273,दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के माय गठित सरकारी अधिसुचना सं. 3864-0.ओ.( ई ) श्रम -70 1348, दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेत निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 


क्या श्री राम भौर को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 


: 


सं . प्रो.वि. रोहतक( 183-84/ 33606.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं . अजय उद्योग प्रा . लि ., बहादुरगढ़ 
( रोहतक ) के श्रमिक श्री राधे श्याम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद 


. 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं : 

इस लिए , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
--शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचनः सं.9641--1 - श्रम / 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ गक्ति सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.ओ.( ई ) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 


+ 


- 


.. 


- 
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धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है 


. 


या श्री राध 


की सेवाओं का समापन न्यायोचित नया ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 


-1 , 


• 
. 


रा . ओ.वि./ रोहरक /183-84/ 33613.--- कि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं. अजय उद्योग प्रा. लि., वहादुरगढ़ 
( रोहतक ) के श्रमिक श्री हरि नारायण तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है, 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है : 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1- श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसचना सं. 3864-7.श्री . ( ई ) श्रम -70/ 13 48, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा •7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उस से सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : --- 


क्या श्री हरि नारायण की सेवायों 


का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 


•- 


सं .प्रो.वि./ रोहतक /183-84/ 3362 0.-~~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै : अजय उद्योग प्रा . लि ., 

बहादुरगढ़ 
( रोहतक ) के श्रमिक श्री श्री भगवान सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद 

और . चूंकि.हरिनाणा के राज्यपाल विवादः को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिमचना सं. 9641-1 - श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के सा गठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 -ए.पो. ( ई ) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवाग्रस्त या उसमे मुसगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेत निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : -- 

क्या श्री श्री भगवान सिंह की सेनाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 30 अगस्त , 1984 


में प्रो.वि./एफ.डी./137-84/ 327 :8.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. जितेन्द्रा इन्जीनियर्ज एण्ड फेत्री 
केटरज , प्लाट नं . 205, सैक्टर -24, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री मुख राज तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


+ 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाले विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीयं समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रयान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम 68/ 15254 ,दिनांक 
20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसुचना सं, 11495 - जी --श्रम-63/ श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उत्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उसले सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उात प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीत्र या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा संवैधित मामला है 


क्या श्री मुख राज की सेवाओं का समारन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 


